(7 सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 : एक परिचय. 


किसी भी सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि वहाँ नागरिकों की शान्‌ मै भागीदारी हो। 
जनसहभागिता न केवल शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है बल्कि उसके कार्य में पारकेर्शित्री एवं जवाबदेही को 
भी बढ़ावा देती है। शासन में जनता की भागीदारी का एक सशक्त माध्यम यह हो सकता है “के नागरिक उन 
संस्थाओं से सूचनाएँ माँगने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करें जो सार्वजनिक थैन से चल रही हैं तथा 
सार्वजनिक सेवायें प्रदान कर रहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 948 में मानवार्धिकारूघोषर्णा पत्रे की धारा-49 में 
सूचना पाने के अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किग्रा] भारतीय शसँविधन' विशिष्ट रूप से 
सूचना के अधिकार का उल्लेख नहीं करता परन्तु उच्चतम न्यायालय नै काफी पहले कसे एक ऐसे मौलिक 
अधिकार के रूप में मान्यता दे दी थी जो लोकतान्त्रिक कार्य संचालन कैशलिए जरूरी है। यदि विशेष रूप से कहें 
तो भारतीय संविधान की धारा-49(4)(क) के अन्तर्गत नागरिकों “को 'ब्रॉक एबं. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का 
अधिकार सूचना के अभाव में अधिक प्रभावी नहीं हो सकता । वर्ष 4975”मैं 'उहुतर प्रेदेश झज्ये ब॒ज्नाम राजनारायण' 
के मामले में सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने एवं~इस्रे=संदर्भ में सरेकार कें विशेषाधिकार को लेकर 
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 4872 की धारा 423 एवं 462 पर बहस) हुई, यहे)मामला सर्वोच्च-न्यायालय में भेजा गया 
वहाँ इस मामले पर जस्टिस मैथ्यू ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुएँ कहा कि सरकार या उसके किसी 
अधिकारी द्वारा सार्वजनिक ढंग से किये गये किसी भीं से[(्वजनिक^कार्य क्रे बारेमे श्शुनेने का अधिकार देश के हर 
व्यक्ति को है। अपने फैसले में उन्होंने कहा क्रि गोपनीयता<काः ऑडंबर्‌_ खेड़ों>करके सरकारी कामकाज की 
सामान्य सूचनाओं को गुप्त रखना जनहित के _विरूक्धु,होगा। 'जस्लिस पीएने० भगवती द्वारा 'एस0पी0गुप्ता बनाम 
भारत सरकार' के मुकदमे में फैसला सुनाते' हुए)कहा था कि^\पारदर्श सरकार की अवधारणा का सीधा रिश्ता 
जानने के अधिकार से है और यह अधिकारच्हमारे संविधोन-के मूर्ल अधिकारों में शामिल अनुच्छेद-49(4)(क) में 
वर्णित विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रतातको अभिशन^अंग है |_इसेलिए” सरकारी सूचनाओं को सार्वजनिक करना 
निश्चित रूप से एक सामान्य नियम के रूष में स्वीकारे/किया(जानो) चाहिए। गोपनीयता महज इसका अपवाद हो 
सकती है। गोपनीयता को सिर्फ वही जायज माज्ञा जाना क्राहिऐजहाँ ऐसा करना जनहित में हो। एक उत्तरदायी 
और जनोन्मुख प्रशासन को कि्किस रँवं सुशोसू्ञ हेतु एक नई दृष्टि देने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार 
अधिनियम-2005 पारित किद्या मया। सूचनो<का अधिकार अधिनियम-2005 के माध्यम से जन सामान्य को एक 
ऐसा अधिकार प्राप्त हुआहै जिससे “आअज़ैल्म-की पहुँचुतशासन के सभी स्तरों पर विकास योजनाओं, लक्ष्यों और 
क्रियान्वयन की वस्तुस्थितिजानने,तक हो>गयी “है| 

सूचना का अधिकार अधिनियम<क्यों ? 

५ भारत के_संविधोने ने «ल्लोक ते्रात्मकू, गणरोज्य की स्थापना की है। लोकतंत्र एक शिक्षित नागरिक वर्ग के 
साथ-साथ सूचना क्री ऐसी, पारदर्शिह्मा~की अपेक्षा करता है जो उसके संचालन, भ्रष्टाचार की रोकथाम और 
सरकारेस्लथो उसकेअंग्रें” को ,उल्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है। 

५ वस्त्विकि कार्यङव्यवेहार में^सूचि्ा के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों जिनके अन्तर्गत सरकारों के दक्ष 
प्रचालन, राज्येच्के सीमिल बित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को 
बूनाये रखने में अंतर्विरोघ्ेचहो सकता है। अतः लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाये रखते हुए विरोधी 
हितों _कैबीचच सामंजैस्ख-ब्नाना आवश्यक है। 


सूचनाके,अधिकार अधिनियम-2005 में उल्लिखित मुख्य परिभाषा-बिन्दु {धारा 2} 


लोके<प्रधिकरण (Public Authority) {धारा 2(एच)} 

लोक प्राधिकरण का आशय संविधान द्वारा या उसके अधीन, संसद /राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए 
किसी कानून या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई 
प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्तशासी संस्था से है। साथ ही साथ इसके अन्तर्गत केन्द्र /राज्य सरकार के 
स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन या उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सारभूत (9७७७४३१४९) रूप से वित्त पोषित 
निकाय या संगठन और सारभूत रूप से वित्त पोषित कोई गैर सरकारी संगठन सम्मिलित है । 
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इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्रांक : 486 /तैंतालिस-2--2040, दिनांक 05 फरवरी, 2040 में तथा 
तत्क्रम में उ0प्र0 शासन के पत्रांक : 4548 / तैंतालिस-2--2040, दिनांक 29 सितम्बर, 2040»में>शज़्य के समस्त 
विभागों से अपने नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरणों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर्ने तथा उसकी सूचना 
शासन एवं राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। 


सूचना (Information) {धारा 2(एफ)} 

सूचना के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध दस्तावेज, अभिलेख, आदेश, मत्‌४ह-मेल, सलाह, 
प्रेस विज्ञप्ति, संविदाओं से सम्बन्धित कागजात, रिपोर्ट, लागबुक, मॉडल, नमूने, औक्रड़े आंदि भी सम्मिलित हैं। 
साथ ही साथ इसके अन्तर्गत किसी निजी-निकाय से सम्बन्धित ऐसी सून्नना ,सीआतीईहेन जिस तक उस समय 
प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकरण की पहुँच हो सकती (है. 

इस सम्बन्ध में उ0प्र० शासन के पत्रांक : 274/ तैंतालिस-2-206, ,दिनांकृ09 मार्च, 2040 में मुम्बई उच्च 
न्यायालय के एक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के निर्देश को जोक ्रधिकरेणीं के संज्ञान में लाने का 
समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन को निम्नवत्‌ निर्देश_दिया गया है- 

“सूचना की परिभाषा अपने दायरे में 'क्यों' वाले प्रश्‍नौँचके उत्तर शोमिल नहीं कर सकती है। ऐसा प्रश्‍न 
किसी मामले विशेष के औचित्य के बारे में पूछने जैसा ही होगों। लोक सूचना अधिकोरी से देश का नागरिक 
सूचना माँग सकता है किन्तु इस बात का कारण संसूचित किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी 
निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों कियोचगुया या-वह क्यों नहीं. किया गया। औचित्य पर निर्णय, 
फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र. में आने वालाविषय है_औरे, इसे यथोचित रूप से सूचना के 
रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता |” 


अभिलेख (२९८०-१७) {धारा 2(आई)} 

लोक प्राधिकरण या उसकी अधीनस्थ इकाई, केचकार्यकलापों से सम्बन्धित कोई दस्तावेज, फाइल या 
पाण्डुलिपि, किसी दस्तावेज की कोई मोइक्रोफिल्म, भॅडक्रोफिशें, फैसीमाइल प्रति, किसी माइक्रोफिल्म में निहित 
प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूतझदित, (चाहे _वर्धित रूप में-होोच्या-न हो) चिन्ह या तस्वीर तथा कम्प्यूटर या अन्य 
तरीकों (१९४।८९५) से उत्पादित(कोई अन्य स्रमिग्री] | 

सामान्य तौर पर देख़ा झाये तो अभिलेखों में सबसे मैहँत्वपूर्ण है लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित पत्रावलियाँ | 
यह अधिनियम पत्रावलियों_क चिरींक्षण<वअध्येययैंन कौज्ञधिकार देता है। 


सूचना का अधिकार {Rightto Information) धारा 2(जे)) 
इसके अस्त्र्गतिश्छन सब तथ्यों, व सामग्रियों तक जनता की पहुँच हो गई है जो किसी लोक प्राधिकरण के 
स्वामित्व में या “उसेके, नियंत्रण,में,हें औरं जिसे/इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत नागरिकों को उपलब्ध 
कराया जा संकत्त_हे। इस़क अन्तर्गत (निम्नलिखित सम्मिलित हैं- 
ग कति, अभिलेखों\या द्रैस्तावेजों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना; 
ग८दस्ल्ञावेंजों या अभिलेखों,की८टिष्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना; 
० सामग्री कैशप्र॑माणित नमूले लेनी; 
० डिस्केट फ्लोपी, टेफे्वीडियो कैसेट आदि रूपों में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएँ 
प्राप्त-करना या“अन्य\इलेक्ट्रॉनिक रूप व रीति से भण्डारित सूचनाएँ प्राप्त करना | 


समुचित्‌ सरकार (Appropriate Govt.) {धारा 2(ए)} 

समुचित सरकेछरं से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के सम्बन्ध में जो- केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र 
प्रश्न” द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
उपल्ब्ध करायी गयी निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है- केन्द्र सरकार अभिप्रेत है। राज्य 
सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है- राज्य सरकार अभिप्रेत है । 
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सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) {धारा”2(ई)} 

> लोक सभा, विधान सभा या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें ऐसी सभा है, के मॉसल़े में वहाँ का 
अध्यक्ष ($९१९7) तथा राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद में सभापति Chairman); 

> उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति (Chief Justice of India}; 

> किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति (Chief Justice oRigh Court); 

> संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशेझमें यथास्थिति राष्ट्रपति या 
राज्यपाल (President or Governor); 

> संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक (Administrgtor 


पर-व्यक्ति (Third Party) {धारा 2(एन)} 
पर-व्यक्ति (Third Par) से तात्पर्यं सूचना के लिए अनुस्‌ करने वाले नोफेरिक ,से भिन्न कोई व्यक्ति 
से है और इसके अन्तर्गत कोई लोक प्राधिकरण भी सम्मिलित है। 


सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकरणों की बाध्यताएँ ५((90॥92ब्वणो5) 

अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार केवल (भारत) के नागरिकों”को प्रष्ति है। धारा 3} अधिनियम में 
निगम, संघ, कम्पनी आदि जो नागरिक (९६८००) कीप्ररिभाषा में” नही) आते, ,कीशसूत्रना देने का कोई प्राविधान 
नहीं है। फिर भी यदि किसी निगम, संघ, कम्पनी, गोर सरकारी .सँगठेस्/आदि केेकिसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी 
द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है जो भारत का नागरिक है, तो\उसैच्स़ेचना,कैतजोयेगी बशर्ते वह अपना नाम इंगित 
करे। ऐसे मामलों में यह प्रकल्पित होगा कि एकक्ञागरिक ईक्सनिर्गम आदिक्क़ेपते पर सूचना माँगी गई है। 


अभिलेखों का सम्यक्‌ रख-रखाव (ProperNiainteninheeof Records) {धारा 4()(ए)} 

प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने -स्वामित्वाधीनच्यो नियंत्रण्म्रधीनेञअभिलेखों को सम्यक्‌ रूप से सूचीबद्ध एवं 
अनुक्रमणिकाबद्ध रखेंगे जिससे कि अधिनियम क~अन्तेगत सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर उसे सरलता से 
उपलब्ध कराया जा सके। इसके सैथ ही संसंघिनों-की उर्षलेब्धता की सीमा तक जहाँ तक सम्भव हो, अभिलेखों 
को निर्धारित समयावधि के अन्दस्>कंम्प्यूर्ट्रीकृत/ कर सेम्रेह्ीत्र किया जाना अपेक्षित है जिससे अभिलेखों तक 
इन्टरनेट आदि के माध्यम सँच्जनंसाधारण कौस्प्रहुँच आसान ही सके। 

इस सम्बन्ध में राज्य सूचना औयोगा 30४0 ने/इस आशय का निर्देश दिया है कि अभिलेखों / दस्तावेजों / 
पत्रावलियों के रख-इखावेऔर उूनेको वैज्ञानिक च्च व्यवॅस्थित ढंग से संकलित करने के बारे में तत्काल आवश्यक 
कदम उठाया जाय॑ तेथ स्वतूत्रतोस्संग्राम «सैं जुड़े” हुये सभी प्रसंगों एवं घटनाओं के अभिलेख जहाँ कहीं भी 
उपलब्ध हों उनकीश्सुमुंचित ढगेचसे सरक्षा ककी” जाय। तद्नुसार उत्तर प्रदेश शासन ने पत्र संख्या- 4065/ 
तैंतालिस-2-2840, दिनांक्क 28 अंगस्त्‌, \200) में राज्य सूचना आयोग के उक्त आदेशों तथा अधिनियम की धारा 
4(4)(ए) केपप्राविधानों, के अनुसार अभिल्लेखों के रख-रखाव एवं उनको अद्यतन किये जाने के सम्बन्ध में समस्त 
लोक प्राधिकेरेशों को अपने संसाधचों)के-अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये हैं। 


सूचना का” स्वतः प्रेकटनं (Suo-ihogto Disclosure of Information) {धारा 4(4)(बी)} 

यहाँ “आशय ऐसी सूचेच्षु क॑ प्रकटन से है जिसकी जिज्ञासा जनसामान्य को होती है परन्तु उस तक पहुँच 
झा जानकारी सही होत्रीचहै+*अतः प्रत्येक लोक प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना है कि वह अपने संगठन के 
स्वरूप/*कुत्यों, कर्मियौं, कर्तव्यों, शक्तियों, दायित्वों, कार्यविधि, आन्तरिक प्रशासन, नियंत्रण, निर्णय लेने की प्रक्रिया 
आदि तश्यों” को स्वैत्न: विभिन्न माध्यमों से प्रकाशित व प्रसारित करेंगे। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस 
अधिनियम में लोक प्राधिकरणों द्वारा अपने निकाय या संगठन से सम्बन्धित विषयों से युक्त जिन ॥7 बिन्दुओं से 
सम्बन्धित सूचनाओं की हस्तपुर्तिकाओं के प्रकाशन एवं उनके प्रत्येक वर्ष में अद्यतन किये जाने के निर्देश हैं 
उनका विवरण निम्नवत्‌ है- 
(3) संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य | 
(2) संगठन में कार्यरत अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य | 
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(3) लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कार्यो के सम्पादन के लिये प्रयोग किये/जाने वाले नियम, 
विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूचना | 

(4) लोक प्राधिकारी द्वारा नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदख्यों सौ)पंरामर्श के लिये 
या उनके प्रतिनिधित्व के लिये कोई व्यवस्था की गयी हो तो इस सम्बन्ध में सूचना | 

(5) दस्तावेजों जो लोक प्राधिकारी द्वारा पारित या इसके नियंत्रणाधीन है, उनका श्रेणियों कअनुसार विवरण | 

(6) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण | साथ ही इस आशय~का विवरण (के )क्या उन बोर्डो, 
परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी ज्या बैठेकीं के-कायबृत तक जनता 
की पहुँच होगी | 

(7) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पद नाम और अन्य विशिष्टियाँ। 

(8) निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित) 

(9) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका | 

(40) अपने प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक/और /उसेकै निर्धारण॑=की, पद्धति | 

(4 

(42 


) प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय््ञअ्स्तावों तथा धेन-वितरणरच्क सूचना सहित)। 
) अनुदान / राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की-रींबि,.जिसम्रेंहआर्वेटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के 
लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं । 


3) रियायतों, अनुज्ञा-पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्द्नओं के सम्बन्ध मैं विवरण॥ 
4) कृत्यों के निवर्हन के लिये स्थापित मानक / न्रियम | 
5) 
6) 


किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना क़ेश्सम्बन्ध में ब्यौरैं4 
सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों क्रोर्ड्पलेब्ध सुविधाओं का, विकरणे। किसी पुस्तकालय या वाचनालय 
की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की /गयी _होक्ततो उसका^भीचविबरण | 
(7) ऐसी अन्य सूचना जो विहित हो| 

उ0प्र0 शासन के पत्रांक : 286%/तैतालिस-%2009,/दिनि[के 46 नवम्बर, 2009 द्वारा उक्त बिन्दुओं की 
सूचना के अद्यतन प्रकाशन की ब्रिधिक, बाध्यता का छेल्लेख_कैरते/हुये लोक प्राधिकरणों द्वारा उक्त बिन्दुओं को 
प्रकाशित कर प्रशासनिक सुधार्‌_विभोसु/को सूचिततकिये जने कै निर्देश दिये गये हैं। 

इस सम्बन्ध में प्रत्येक्र लोकेप्राधिरकड्ण क़ौं स्वप्रेरणा रे, नियमित अन्तराल पर संसूचना के विभिन्न माध्यमों 
से, जिनके अन्तर्गत इन्टरनेंटष्थी है, जूनला कौ” इतनी=अधिक सूचना उपलब्ध कराने के उपाय करने हैं जिससे कि 
जनता को सूचना प्राप्त*क्रैंने-क लिये इेस,अधिज़ियम का कम से कम सहारा लेना पड़े | {धारा 4(2)} 

इसके साथही उठेप्र० शसन के पत्रांक क भा०स0०(पी0जी0) 63 /तैंतालिस-2--2040, दिनांक 30 अगस्त, 
2040 द्वारा सभी»लोक ऑऔधिकरंणों के लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी के नाम, पद नाम व पतों के 
विवरण अपनी विभागीय वेबसाइट रर अप्रलोड कराने एवं उन्हें अद्यतन रखने के निर्देश भी दिये गये हैं। 

अधिचियम्की ध्रारा .4)(बी) ९केचअन्रतर्गत सूचनाओं की विभिन्न श्रेणियों को मैनुअल के रूप में प्रकाशित 
कर समस्तैचविभागों द्वारा व्रेबसाइड पर अपलोड कराने की स्थिति के निरीक्षण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के 
कार्यालख््ज्ञाप संख्या-१44१/ व्रैतीलिसि=2-2009, दिनांक 25 जून, 2009 के माध्यम से प्रमुख सचिव, प्रशासनिक 
सुधार विभाग की्अध्यक्षता एक समिति गठित की गयी है जिसके द्वारा प्रत्येक विभाग की वेबसाइट का 
त्रैमोसिक निरीक्षण इस आशय से किया जाना है कि अधिनियम से सम्बन्धित सूचनाएँ किस विभाग द्वारा किस 
स्तर 'तक ,अपश्ोड़ की मसी- हैं | 

सभी सूंचना«श्ामग्री-को लागत, प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यन्त प्रभावी 
पद्धनिच्कोषध्यान “मैं: रखते हुये सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इन्टरनेट या 
क्रिसी अन्य माध्यम जिसमें लोक प्राधिकरण के कार्यालयों का निरीक्षण भी सम्मिलित है, जनता को सूचना प्रसारित 
की जनी है। {धारा 4(4)} 

उ0प्र0 शासन के पत्रांक- 4624 /तैंतालिस-2--2040, दिनांक 48 अक्टूबर, 2040 द्वारा सूचना का अधिकार 
अधिनियम-2005 की धारा 4 में उल्लिखित जानकारियों / विवरणों के साथ-2 अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू 
करने के सम्बन्ध में उठाये गये कदमों एवं महत्वपूर्ण कार्यो का विवरण भी अपनी वेबसाइट पर डालने के निर्देश 
दिये गये हैं। 
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इस अधिनियम में प्रत्येक लोक प्राधिकरण के लिये यह भी निर्देश हैं कि उनके द्वारा ,किसी भी क्षेत्र या 
स्थान के लिये कोई ऐसी महत्वपूर्ण नीति या योजना जो जनसाधारण को प्रभावित करती हो: पैर निर्णय लेने से 
पूर्व उसकी समुचित सूचना वहाँ के नागरिकों को दी जानी है। इससे यह परिलक्षित होता है कि शासन की किसी 
नीति या योजना से प्रभावित होने वाला वर्ग अपनी कठिनाइयों आदि के बारे में सतक होशीा | 

उ0प्र0 शासन के पत्रांक- 543/ तैंतालिस-2-2009, दिनांक 25 मई, 2009 तथा त्ेत्क्रम में उ0प्र० शासन 
के पत्रांक 4625 / तैंतालिस-2--2040, दिनांक 48 अक्टूबर, 2040 में समस्त “ल्लोक )प्राधिकरणों-तथा उनकी 
इकाइयों में लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय 'अधिकोरी का नाम>पदनाम, बैठने 
का स्थान, मिलने का समय, दूरभाष नम्बर तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त्र- उ00' के ,कॉर्यालथ का पता आदि 
विवरणों को नोटिस बोर्ड पर अंकित कर उसे कार्यालय में ऐसे स्थान पर जगाने) क निर्देश दिये गये हैं जहाँ तक 
पहुँच के लिये किसी प्रवेश-पत्र की आवश्यकता न हो। 


सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संस्थाग्रेत संरचना 
इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जो संस्थागतु-ढाँचा बनाया, गया हैं उसुक रूपरेखा निम्नवत्‌ है- 

० प्रत्येक लोक प्राधिकरण इकाई में आवश्यकतानुसार लोक / जे सूंचना-अधिकारी नामित किया जाना। 

« तहसील या सब डिवीजन स्तर पर प्रत्येक लोक प्राक्लिकरणे इकाई में आवश्यर्कतानुसौर सहायक लोक / जन 
सूचना अधिकारी नामित किया जाना। 

« विभागीय अपीलीय प्राधिकारी नामित किया जाना। 

० साथ ही व्यवस्था के पर्यवेक्षण व अनुश्रवण हेंतुश्स्वतंत्र इकाईच्क्रे तौर घ्र=केन्द्रीय / राज्य सूचना आयोग की 
स्थापना किया जाना। उल्लेखनीय है कि पर्यवेक्षण एवं अनुश्चवण के ससाथेरुसॉथ सूचना आयोगों को द्वितीय स्तर 
के अपीलीय प्राधिकारी का कार्य भी सम्पादित _करना(है। 


लोक /जन सूचना अधिकारी (Public fnformatiofNOfficer) धारा 5(॥)) 
इस अधिनियम में लोक सूचना अंधिकारी=की, महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक लोक प्राधिकारी इकाई द्वारा 
अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों में ओद्श्य्रेकताल्रुसोर लॉक सूचना: अधिकारियों को नामित किया जाना है। 
इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के शीसनोद्रेश संख्यौ< ,695 / तैंतालिस-2-2007, दिनांक 24 अप्रैल, 2007, 
शासनादेश संख्या- 947 /^त्ञँतालिस-2<5%2(2) ८.2007, दिनांक 02 अगस्त, 2007 तथा शासनादेश संख्या- 
3240 / तैंतालिस-2-2007)_दिनॉक ३१४दिसम्बर,^2007, परिपत्र संख्या भाएस0(पी0जी0) 63 /तैंतालिस-2-2040, 
दिनांक 30 अगस्त, /200कतथा शासनादेश संख्या- 4549 /तैंतालिस-2--2040, दिनांक 29 सितम्बर, 2040 के 
माध्यम से समस्त अ्रमुर्ख सेचिव<सेचिव, विभार्गधध्यिक्ष” मण्डलायुक्त, जिलाधिकारियों को अपने विवेकानुसार प्रदेश के 
समस्त लोक प्राधिकेरण़ों में उचिलि स्तर क्रेअधिक़्ारियों को उनके पदनाम से लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय 
अधिकारी नाभित्त-कुरते हुए ऊचुक्रा विवर्ण व्रिभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराकर उसकी सी0डी0 / सूचना को 
प्रशासनिकसुर्धॉर विभाग त्थ राज्य सूचना आयोग को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये 
गये हैं 
लोक / जन सूचना अधिकारी कें दायित्व 
० नागरिकों के>सूचनास्सम्बच्धी प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही कर सम्बन्धित की यथेष्ट सहायता करना। {धारा 
5(3)} 
० «उक्त हेतु वे«्षप्रने कार्यालय के अन्य अधिकारियों / कार्मिकों की सहायता ले सकते हैं। {धारा 5(4)} 
ब ज्लोक सूचनोकषअधिंकारी द्वारा सहायता माँगे जाने पर अन्य विभागीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि वे 
लोक सूचना अधिकारी को दायित्व निर्वहन में समुचित सहायता प्रदान करें। ऐसे समस्त अधिकारी जिनकी 
सेवायें लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपनी सहायता के लिये माँगी गयी हो, इस अधिनियम के प्राविधानों 
के अधीन प्रासंगिक रूप से लोक सूचना अधिकारी माने जायेंगे और सूचना देने में विलम्ब या अन्य 
अनियमितता की दशा में आर्थिक दण्ड सहित अन्य सभी दण्डात्मक प्राविधान उन पर भी लागू माने 
जायेंगे | {धारा 5(5)} 
१ सूचना के अनुरोधों पर तीस दिन के अन्दर अमल करना। 
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नेत्रहीन, विकलांग या अनपढ़ अनुरोधकर्ताओं के प्रार्थना-पत्रों को तैयार करने में मदद कूरैना। 

* यदि माँगी गयी सूचना अधिनियम की धारा 8 में वर्णित छूट के दायरे में आती हो तो ४ईलिंखित रूप में 
वांछित सूचना उपलब्ध न कराये जाने का कारण बताते हुए सम्बन्धित को यह भी सूत्रित करना कि वे 
चाहें तो सूचना न दिये जाने के निर्णय के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी को निर्धारित अवधि में अपील कर 
सकते हैं। साथ ही अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, पता, दूरभाष नम्बर भी सूचित किया जाना है। 

१ यदि माँगी गयी सूचना किसी दूसरे लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित है या कुछ)अंश स्वयं से सम्बन्धित और 
शेष दूसरे प्राधिकरण से सम्बन्धित है तो स्वयं के अंश से सम्बन्धित सूचे्रोत्र्को उर्षलब्धे) कराते हुये अन्य 
लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को सम्बन्धित प्रार्थना पर्त्न॑ त्र्खित रू में अग्रसारित करते हुये 
तत्सम्बन्धी सूचना से आवेदक को सूचित किया जाना चाहिए | 

१ किसी भी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध करायोंच्ञजायेगा/ जिसमें उसे माँगा गया है जब 
तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाती रूप सेतेदिब्रेलित/नक्करतो हो(या-प्रशनगत अभिलेख 
की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो। 


उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-4453 / तैंतालिख-2£2006जज5 / 2(2) /03डी0री0 48, दिनांक 27 
अक्टूबर, 2008 के अनुसार सूचना का अधिकार अधितियम के अन्तर्गत” लोक़ प्रोधिकारण में एक से अधिक 
लोक सूचना अधिकारी नामित होने की दशा में वरिष्ठे अधिकारी को लोक सर्च अधिकारी (समन्वय) नामित 
किया जायेगा। े 4 

इसके अतिरिक्त उ0प्र0 शासन के शार्सनोदेश संख्यी-53// तैंत्रालिसे=2-2009, दिनांक 25 मई, 2009 
द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि स्थानान्तरण” के रमय सम्बेन्छिस लोक& सूचना अधिकारी द्वारा अपने उत्तराधिकारी 
को पद का कार्यभार सौपने के साथ-साथ सूचना «कषक्रिकार अघ्निनियमेका पूरा विवरण समझाना है तथा उक्त 
अधिनियम के अन्तर्गत सम्पादित किथेतजोरहे कर्यो. की" अलग 'से चार्ज सौंपना है। 


सहायक लोक /जन सूचना अधिकारी के दायित्व {धारा 5(2)} 
प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वोरेए/प्रत्येककउेषमंडल स्तर था अन्य उपजिला स्तर पर सहायक लोक सूचना 
अधिकारी नामित किया जाना 'हैज्यहाँ ,धर^यृहे” उल्लेख तॅक्रेया जाना आवश्यक है कि सहायक लोक सूचना 
अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी” का ,सहायके” नहीं है. अपितु दूरस्थ निवास कर रहे नागरिकों की सहायता हेतु 
सहायक लोक सूचना अधिकेएी नामित हेने हैं ज़िनके(कर्तव्य निम्नवत्‌ हैं- 
> सहायक लोक >सूचेना अधिकारी, इस-अधिलियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करेगा एवं 
उसे तत्कॉल 5\दिनों के अन्केर सम्बन्धित)लौक सूचना अधिकारी को प्रेषित करेगा । 
> अपील प्राप्त>होने आ्र/उम्ै धारा 49 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या सूचना 
आयोग कौ” अधिर्कतम्‌ 9 दिनों\कैच्अन्दर प्रेषित करेगा । 


प्रथम अपीलीय प्राधिकोरी (विभागीय) 

सूचना क्श अधिकार /अधिनिस्षेम, 2005 के प्रावधानों को क्रियाच्चित करने के लिये एक विस्तृत द्विस्तरीय 
निगरानी की ,व्यवस्थे/ की सूयी है”जिसका प्रथम स्तर विभागीय अपीलीय प्राधिकारी का है जो कि लोक सूचना 
अधिकारी से ऊपर के स्त्र काोेअधिकारी हो सकता है। 

अधिनियम की धोस 9 के अधीन यदि सूचना हेतु कोई आवेदनकर्ता लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गयी 
कार्यवाहीक्से, संतुष्ढ, नहीं हैं तो वह उसी विभाग के अपीलीय प्राधिकारी के पास 30 दिनों के अन्दर अपील कर 
सकता है। अपीलीय ्आंधिकारी का दायित्व यह होगा कि वह सूचना सम्बन्धी आवेदन पत्रों के निस्तारण से 
सम्बेन्छित शिकायतों पर अपील के अनुरोधों के प्राप्त होने की तिथि के 30 से 45 दिनों (जैसी स्थिति हो) के 
अन्द्रर सम्बन्धित पक्षों की सुनवाई के बाद अपना निर्णय देंगे । 
द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (सूचना आयोग) 

अधिनियम की धारा-42 तथा 5 में केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग के गठन सम्बन्धी 
प्राविधान हैं। धारा 45 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं 
अधिकतम 40 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। 
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विभागीय अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट अनुरोध करने वाला व्यक्ति यदि चाह्ले-तो राज्य सूचना 
आयोग में उस निर्णय के विरूद्ध दूसरी अपील कर सकता है जो कि विभागीय अपीलीय प्राधिकोरी ,के निर्णय की 
तिथि और यदि निर्णय प्राप्त न हुआ हो तो निर्णय की अपेक्षित तिथि के 90 दिनों के अन्दर«की जा सकती है। 


सूचना प्राप्त करने के लिये अनुरोध {धारा 6) 

कोई व्यक्ति सूचना प्राप्त करने हेतु लिखित या इलेक्ट्रानिक युक्ति के«माध्यम से अँग्रेजी, हिन्दी या 
सम्बन्धित क्षेत्रीय राजभाषा में निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ सम्बन्धित लोक ओऔ₹आधिकरणर्‍ कै, लोक सूचना 
अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) से अनुरोध करेगा । 

इस सम्बन्ध में उ0प्र० शासन के शासनादेश संख्या- सू०अ0 6१// तैंलालिस-2200, दिनांक 3 मई, 
2040 में इस आशय के निर्देश दिये गये हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य मेंथेदिच्षकिंसी व्यक्ति द्धारा लिखित में उत्तर 
प्रदेश की राजभाषा हिन्दी / उर्दू के अलावा अंग्रेजी में आवेदन, सूचना प्रॉप्तु” करने हेतु किया जाता है तो उसके 
आवेदन पत्र को अस्वीकार नहीं किया जायेगा | 


आवेदकों को सहायता प्रदान करना किरा 6()} 

लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वहसूचूनो$माँगने-वालें व्यक्तियों)को सहायता प्रदान करे। 
यदि कोई व्यक्ति लिखित रूप से सूचना हेतु आवेदन कुरने में असमर्थ है, तो”लोकृ सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा 
की गयी है कि वह ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में आकि्ने तैयार करने भें युक्त्तियुक्त्‌ सहायता करे। 

यदि किसी दस्तावेज को संवेदनात्मक रूप^से निःशक्त4($९१३४]9 D॥७।८०) व्यक्ति को उपलब्ध कराना 
अपेक्षित है तो लोक सूचना अधिकारी को ऐसे ब्यक्लिको सर्मुचितेञ्संहायता प्रदौनन करनी चाहिए ताकि वह सूचना 
प्राप्त करने में सक्षम हो सके। यदि दस्तावेजों की) जाँच करेनी-है तो डस व्यक्ति को ऐसी जाँच के लिए उपयुक्त 
सहायता प्रदान करनी चाहिए । {धारा 7(4)} 


आवेदन की विषय-वस्तु और प्रपत्र {धारा 6(2) एवं 6(3)} 

सूचना के लिये अनुरोध करने वालें को उससे 'सम्प्क हेतु /वांछित विवरण के अतिरिक्त अन्य ब्यौरा देना 
आवश्यक नहीं है। इस अधिनियम केकअन्तर्गतशसूनां प्राप्त करेत्ते हेतु आवेदन का कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है और 
साथ ही आवेदन प्रस्तुत करने केलिए किशी>कोइण का उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं है। किसी ऐसी सूचना, 
जो किसी अन्य लोक प्राधिकेरण)द्वारा «्ारितचकी गस्री_है, के लिए अनुरोध किसी ऐसे लोक प्राधिकरण को किया 
जाता है जिसके पास उक्तै-सम्बन्धित सूचना नहीं है,\वरहा वह लोक प्राधिकरण ऐसे आवेदन या ऐसे भाग को जो 
समुचित हो उसे वहशसूच्चनो>-धारक लोक प्राधिकरैशू को अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरण के सम्बन्ध में आवेदक 
को सूचना देगा |«आवेदेन्र' का«अंतरेषु” यथाशीघ्र (आवेदन की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 5 दिनों के अन्दर) 
किया जायेगा। 


आवेदन शुल्क `तंथां सूचना प्राप्ते करने हेतु अतिरिक्त शुल्क धारा 6(0), 700) एवं 7()) 

उत्तरेऽप्रदेश“शासेन”के असाधारण गजट संख्या-528/ तैंतालिस-2-2006, दिनांक 43 अप्रैल, 2006 द्वारा 
अधिसूचित्‌ उ0प्र0/सूचनो>का अधिकार (फीस और लागत विनियम) नियमावली, 2006 तथा तत्क्रम में उत्तर प्रदेश 
शासन के असाधारेंणु, गजट" संख्या-4900 / तैंतालिस-2--2006-45 / 22) / 03 टी०सी०१4, दिनांक 27 नवम्बर, 
2008द्वारा, अधिसूचित उप्रे0 सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियम) (संशोधन) नियमावली, 2006 में 
ओवेदन शुल्क #%&।॥0 को भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा शी जमा किए जा सकने तथा सूचना देने का निर्णय होने की 
स्थिति “मैं. अतिरिक्तू शुछ्क अंग्रपृष्ठ पर प्रदर्शित सारणी के अनुसार दरों पर लगाये जाने का उल्लेख है| उपरोक्त 
आवेदन शुल्क (₹0)क््ुथा सूचना प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त शुल्क को नकद या ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय 
पोस्ल-आर्डर के माध्यम से जमा किया जा सकता है। 
शुल्क जमा करने हेतु लेखाशीर्षक {उ0प्र० सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियम) नियमावली, 2006, 
प्रस्तर 8} 

उपरोक्त नियमावली के अनुसार शुल्क की धनराशि निम्नलिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा की जानी 
है- “0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 60-अन्य सेवायें, 800-अन्य प्राप्तियाँ, 44-सूचना का अधिकार अधिनियम- 
2005 के क्रियान्वयन से प्राप्त शुल्क” 


वित्त-पथ 2044 209 


सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाली शुल्क-दरें 
4 | सृजित या प्रतिलिपि किये गये प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के | ₹ 2 (दो रूपये” मात्र) 
कागज में) के लिए 


2 | वृहत्तर आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक्पभारे या लागत मूल्य 
3 |नमूनों या प्रतिदर्शों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य 
जहाँ सूचना निर्धारित मूल्य क प्रकाशन क रूप में उपलब्ध हो नियत किया गयीक्ष्मूल्य 
4 |अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे हेतु रग9(दस रूपये भात्रे) 
तत्पश्चात 45 मिनट के लिए (या उसक आंशिक भाग) ₹ 5, (पाच्‌/रूषेये~भात्र) 


5 | डिस्केट या फ्लापी या काम्पैक्ट डिस्क में प्रदान की गयी सूचना के [250 (पचासेरूपये मात्र) 
लिए प्रति डिस्केट / फलापी / काम्पैक्ट डिस्क 


मुद्रित रूप में प्रदान की गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु नियत मूल्य एर 
प्रकाशन से उद्धरणों के लिए प्रति पृष्ठ ₹2 (दो रूपये मुत्र) 

| मुद्रित रूप में प्रदान की गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशच<हँतु नियत मूल्य पेड़ 
प्रकाशन से उद्धरणों के लिए प्रति पृष्ठ ₹ 24दोरूषये मात्र) 

7 | मानचित्र और रेखाचित्रां आदि के मामले में श्रम«औरच्सामग्री/में लगाये | सस्न्धिति लोक सूचना अधिकारी 
जाने में अपेक्षित लागत के आधार पर प्रत्येक, मामलेक्में शुल्क छारोजनियत किया जायेगा । 


सूचना देने के लिए होने वाले व्यय की धनराशि किस्‌ ओधार पर्‌ तय की गयी है, इसका विवरण लोक 
सूचना अधिकारी को आगणन सहित लिखित(रूपेतेमें बतानी हौसा | यकि. सूचोञा प्राप्त करने वाले आवेदक को माँगे 


गये शुल्क की धनराशि अधिक लगे तो वह\अषीलीय प्राचि से शिंकायेतकर सकता है। {धारा 7(3)} 
यदि दी जा सकने वाली सूचना_ निर्धारित ^शम्रयसीमा _के'अब्दर उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो वह 
सूचना बिना शुल्क उपलब्ध करानी होगी | {धारा 7(6)} 


गरीबी रेखा के नीचे की “श्रेणी क्रे अन्तर्[त आने क्रलेच्वेदनकर्ताओं को किसी प्रकार का शुल्क देने की 
आवश्यकता नहीं है {धारा 7(5)-तथोपि उसे गेशीब्री रेखाच्कि नीचे के स्तर का होने के दावे का प्रमाणपत्र प्रस्तुत 
करना होगा। आवेदन के सथ निर्धीरित 6 के शुल्क अथवा आवेदनकर्ता का गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण, 
जैसी भी स्थिति हो, नूहीं३ होने»पर आेक्न” को ,उक्तेअधिनियम के अन्तर्गत वैध नहीं माना जायेगा और ऐसे 
आवेदक को अधिनियमः कैअन्तर्गत^सूचनो>प्राप्त<करने )का अधिकार नहीं होगा| 


सूचना-अनुरोध सस्बन्धीआवेदन पत्रोँ>का निस्तार 
सूचना प्राप्तेऽकरने«के/इच्छुक ब्यक्तिका अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथाशीघ्र तथा 
किसी भी दशीमें”सूचा-अनुरोध प्राप्लि-की 30 दिवसों के अन्दर विहित शुल्क के संदाय पर या तो सूचना 
उपलब्ध कसयेगोा या .कॉरणों/को दरति हुए उक्त अनुरोध को अस्वीकृत करने सम्बन्धी आदेश जारी करेगा | 
{धारा 7(१)} 
येदि आर्वेद्कचद्वारा अपैल[ आवेदन पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त कराया जाता है तो ऐसी 
स्थिति में लोक सूचेना अझ्लिकारी' को निर्धारित अवधि 30 दिवस के अतिरिक्त अधिकतम 5 दिवस और दिये 


स्जायेंगें | {धारा 5(2)} 
यदि आवेदक क्वारो,माँगी जा रही सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतत्रंता से सम्बन्धित है तो उस 
सूचन्नाच्कोकआवेदनभसत्र भ्राप्त होने के 48 घण्टों के अन्दर उपलब्ध कराना है। धारा 7()) 


अदि आवेदक द्वारा माँगी गयी सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तो उक्त आवेदन पत्र 
को यथाशीघ्र या प्राप्ति के अधिकतम 5 दिवसों के भीतर सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को अन्तरित कराया जायेगा 
तथा इसकी सूचना आवेदक को भी दी जायेगी। {धारा 6(3)} 

ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाली कुछ स्थितियों और उन स्थितियों में लोक प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित 
कार्यवाही का विवरण उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या- सू०0अ0 भा०स0 494 /तैंतालिस-2--2040, दिनांक 08 नवम्बर, 
2040 में निम्नवत्‌ उल्लिखित है- 
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> यदि लोक प्राधिकरण का लोक सूचना अधिकारी समुचित प्रयास के बाद भी सम्बन्धित दूसरे लोक प्राधिकरण 
का पता नहीं लगा पाये जिससे कि सूचना सम्बन्धित है, तो आवेदक को सूचित कर देना चाहिये कि माँगी 
गयी सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है तथा उसे यह भी पता नहीं है कि सूचना किसे लोक प्राधिकरण के 
पास उपलब्ध होगी । यदि लोक सूचना अधिकारी के उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अषील की जाती है तो उक्त 
लोक सूचना अधिकारी को यह सिद्ध करना होगा कि उसने माँगी गयी सूचना से सम्बैन्धित_ लोक प्राधिकरण 
के विवरण का पता लगाने हेतु पर्याप्त कदम उठाये थे। 
> कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगता है जिसका कुछत्भागु उसके पोस तथा शेष भाग 
किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास है तो ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी/की,अर्घने पास उपलब्ध 
सूचना दे देनी चाहिए तथा आवेदन की एक प्रति सम्बन्धित दूसरे लॉक प्रीधिकरण क पास प्रेषित कर देनी 
चाहिए तथा इसकी सूचना आवेदक को भी दे देनी चाहिए। 
> कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगता है जिसका कुछ भाग छसके मास उपलब्ध है तथा 
शेष भाग अन्य लोक प्राधिकरणों के पास है तो ऐसी स्थिति में लोके सूचा अधिकारी/को ओपने से सम्बन्धित 
सूचना दे देनी चाहिए तथा आवेदक को सूचित करना<चोडिए कि शेषेक्सूचना,“प्राष्लूकॅरने के लिए वह 
सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलग आवेदन क्रे) 
> यदि माँगी गयी सूचना का कोई भी हिस्सा लोक- ध्राधिक्ररण _के पासे उपलब्धेपनरहीं है बल्कि सूचना का 
अलग-अलग हिस्सा एक से अधिक दूसरे लोक प्रीधिकेरणों के<पास)है तो (लोकेज़ूचना अधिकारी को आवेदक 
को यह सूचित कर देना चाहिये कि मागी «यी सूचना «इप्रलबेध्र नहीं है, था आवेदक उक्त सूचना हेतु 
सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलर्ग ओषेद्रन करें] 
यदि आवेदक द्वारा मागी गयी सूचर्ना एकै ही लोक फ्राधिकरणके क्रिसी अन्य लोक सूचना अधिकारी के 
पास उपलब्ध है तो आवेदन पत्र प्राप्त करने काला” लोक सैबना अधिकारी तत्काल सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी 
को आवेदन पत्र अन्तरित करायेगा | 
यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित सीमे/के अन्दर आवेदक की सूचना के अनुरोध पर निर्णय नहीं 
लिया जाता है तो यह समझा जाथैणा क्रि सम्बन्धित लोक ,खूचनार्अधिकारी द्वारा उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर 
दिया गया है। {धारा 7(2)} 
जहाँ पर लोक सूचस्‌ अधिकारी, सूचना>दिये जाने कौ लागत या किसी अन्य शुल्क के भुगतान पर सूचना 
उपलब्ध कराये जाने का-निर्ण/ लेता<है)-बहाँ वह औंव्रैकक को उक्त सम्बन्ध में अन्य शुल्क के ब्यौरे जिसका 
भुगतान अपेक्षित है तथी ज्शॉंगी गयी शुल्के”की धल्सशि”के परिकलन का ब्यौरा देते हुए उक्त को जमा कराने का 
अनुरोध करेगा। ऐसीरेश्थिति में उक्त आवेदक्रतको सूचित करने व आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार माँगी गयी शुल्क 
की धनराशि उपलेष्ध्‌ कराये जीते के बीच की अवधि को निर्धारित 30 दिवस की अवधि हेतु नहीं गिना (count) 


जायेगा | {धारा 7(3)(ए)} 
कोई भी निर्णय(लेने<क्े पूर्व लोकेरसूचना अधिकारी उक्त अधिनियम की धारा- के अन्तर्गत पर-व्यक्ति 
(Third Pan) के प्रल्थावैक्ष्न”को ,भीकदुष्ठिगत रखेगा | {धारा 7(7)} 


किसी सूचना की जिस प्रॉरूप पर माँगा गया है उसी प्रारूप पर साधारणतया उपलब्ध कराया जायेगा 
जर्ब॒ तक कि यह लेक प्राध्चिकरणेकके स्रोतों की सीमा में हो या प्रश्‍नगत दस्तावेजों की सुरक्षा या संरक्षण का बिन्दु 
न ही सामान्यतः सूचना उसीक्कप में दी जानी है, जिस रूप में अनुरोधकर्ता ने सूचना चाही है, जब तक इस रूप 
सै सूचना: देनेओं संस्ाधनौकी अत्यधिक आवश्यकता न हो (unless it would disproportionately divert the 
resourCeg’ of the, Public Authority) या चाहे गये रूप में सूचना देना अभिलेखों की सुरक्षा या संरक्षण के 
प्रतिकूलेहो धारा 709)) 
“यदि आवेदनं को अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जाता है तो वह आवेदक को 
निम्नलिखित विवरण भी उपलब्ध करायेगा- 
> अस्वीकृति का कारण | 
> अस्वीकृति के विरूद्ध अपील किये जाने की अवधि | 
> अपीलीय प्राधिकरण का विवरण | श {धारा 7(6)} 
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उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 4446 / तैंतालिस-2--2008-45 / 200) / 07, दिज़ांक 46 अक्टूबर, 


2008 द्वारा भी उक्त विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं क्योंकि विभागीय अषीलीय>अधिकारी से 
सम्बन्धित जानकारी के अभाव में लोग सीधे राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करा.है है) जिससे कार्य में 


वद्धि तथा नागरिकों को कठिनाईयों को सामना करना पड़ रहा है। 


सूचनाएँ जिन्हें प्रकटन से छूट होगी {धारा 8 एवं} 
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सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता, अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञास्तिक्र या आर्थिक 
हित और अन्य राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ,तथो,सूचना, जिसके प्रकटन किसी 


अपराध को करने के लिये उकसाता हो | {धारा 8(()(ए)) 
सूचना, जिसका प्रकाशन किसी न्यायालय (९००7 ०£ 4%) या अधिकरण (i०८०) द्वारा स्पष्ट रुप से 
निषिद्ध किया गया हो या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो {धारा 8(7)(बी)} 


सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या विधान मण्डल के विशेषाधिकोर का हनन होता हो | {क्षारा 8(१)(सी)} 
सूचना, जो वाणिज्यिक विशवास और व्यापार-गोपनीयता5अ(T 7९ $€८।९४)/या .बौद्धिक~ सम्पदा अधिकार 
(Intelectual Property Right) से सम्बन्धित हो अर्थात्‌-जिर्सेके प्रकब्नऱ्सेर्किसी तीसरे धेक्षकार की प्रतियोगी 
स्थिति को हानि पहुँचती हो, तब तक नहीं दी जाएगी जब्ने तक सक्षमे>प्राधिकारी इसे बात से संतुष्ट न हो 
जाये कि ऐसी सूचना के प्रकटन में विस्तृत लोक हिं (ager public intef€४/निहित है। {धारा 8(॥)(डी)) 
किसी व्यक्ति को उसके वैश्वासिक सम्बन्ध (Fiducity Rélativnऽh?) मे्षउपेललब्ध सूचना, जब तक सक्षम 
प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाये /कि_ ऐसी सूबनोउको प्रकूर्टत्तबिस्तृत लोक हित (larger public 
intereऽ{) में आवश्यक है। {धारा 8(॥)(ई)) 
सूचना, जो किसी विदेशी सरकार से विश्बासर भें प्रास्तकहुई_ हो । {धारा 8(0)(एफ)) 
सूचना, जिसके प्रकटन से किसी व्यूक्तिञ्के जीबूने,यौ»शारीरिक सुरक्षा के लिये खतरा हो या सूचना, जिसके 
प्रकटन से कानून व्यवस्था या सुरक्षा के. उद्देश्य से/विश्वास मै)दिये गये किसी स्रोत या सहायता की पहचान 


होती हो | {धारा 8(4)(जी)) 
सूचना, जिसके प्रकटन सेचअन्वेष्श (४९३४६३००) “या अपराधियों को पकड़ने या अभियोजन करने में बाधा 
उत्पन्न होती हो | {धारा 8(0)(एच)) 


कैबिनेट के वे कागजसत़ जे मंत्रिर्षरिषेबन सचिवों\औरूअन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श (५९।७९॥ti0॥$) के 
अभिलेख हैं। लेकिन अत्रिर्परिषुद के निर्णयो ,ब>सकारण उस सामग्री को, जिसके आधार पर उक्त निर्णय लिये 
गये है, विषय ,कीच्पूर) समाम्तहोने के ब्रदश्ज्नैता को उपलब्ध कराया जा सकेगा। (उन प्रकरणों को छोड़कर 
जो धारा 8(7 च्छे अन्तर्गत भ्रट नहीं किये ज़ाने हैं|) {धारा 8(0)(आई)) 
सूचना, ज्पे- व्यक्तिगन्नः सूना (Petsona} Information) से सम्बन्धित है, जिसके प्रकटन का किसी लोक 
क्रियाकूलापे((P०७।i€ Activity) या लोकहित (Public Interest) से सम्बन्ध नहीं है या जिससे व्यक्ति के निजी 
जीवन 'परे>अनावश्यके=अतिक्र्सणे होता हो, प्रकट नहीं की जा सकेगी जब तक कि लोक सूचना अधिकारी या 
अपील्लीये अधिकारी की य समधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में 
न्यायोचित है। {धारा 8(4)(जे)} 

व्यक्तिगत सूचना कैीक्रेणी (4९९०7५) में गोपनीय चरित्र प्रविष्टि के प्रकटन के सम्बन्ध में माननीय 
उच्चल्नंस न्यायालग्र ने दैवदत्त बनाम भारत सरकार (सिविल अपील संख्या: 763 /2002)' में सम्बन्धित 
कार्मिक को उसकी{वार्षिक गोपनीय मन्तव्य की प्रति प्रदान किये जाने को बाध्यकारी माना है। मा0 उच्चतम 
न्यायालय के उकेल्ल”निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक : 828 /तैंतालिस-2-2040, दिनांक 
१8~जून, 2040 के माध्यम से इस आशय के निर्देश दिये है कि लोक प्राधिकरण किसी कार्मिक की वार्षिक 
गोपनीय रिपोर्ट उसी कार्मिक के समक्ष प्रकट करने के लिये बाध्य है। जहाँ तक किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष 
वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकट करने का प्रश्‍न है उस स्थिति में यदि किसी कार्मिक के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट 
के प्रकटन में जनहित, संरक्षित हित से अधिक महत्वपूर्ण है तो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन का निर्णय 
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लिया जाना चाहिये। 
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% ऐसी सूचना जिसको संसद या राज्य विधान मंडल को देने से इन्कार नहीं किया जा सक्ता है, किसी भी 
व्यक्ति को देने से इन्कार नहीं किया जा सकेगा। 
*% बीस वर्ष पूर्व की सूचनाओं का प्रकटन [धारा 8(3)} 
भारत की संप्रभुता, अखण्डता, सुरक्षा और आर्थिक व वैज्ञानिक हित से सम्बन्धित्‌ सूचना; किसी अपराध 
को करने के लिये उकसाने वाली जानकारी; संसद /विधानमण्डल के विशेषाधिकार हनने सम्बन्धी सूचना तथा 
कैबिनेट के कागजात, मंत्रिपरिषद, सचिवों व अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श से) सम्बन्धित॑=अभिलेखों को 
छोड़कर अन्य छूटों से सम्बन्धित किसी घटना, वृतांत या विषय जो धारा छक्क-अन्तर्गत”ओवैदने की तिथि के 
बीस वर्ष पूर्व घटित हुई हो, की सूचनाओं के प्रकटन के सम्बन्ध में छड़ प्राप्त नहीं ,होगि_तथा उक्त धारा के 
अन्तर्गत सूचना माँग रहे व्यक्ति को ऐसी सूचनाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी परन्तु ऐसी स्थिति में जहाँ उस 
तिथि के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित “किये )जाता«है. कोई प्रश्‍न उद्भूत होता है 
वहाँ इस अधिनियम में उसके लिए उपबन्धित प्रायिक (5०४) पीलॉ”के अधीनेक्षहते हुये केन्द्र सरकार का 
निर्णय अन्तिम होगा| 
शासकीय गुप्त बात अधिनियम (Official Secretऽ A€६923) तथी सूचना का अधिकार अधिनियम की 
धारा 8 की उपधारा 4 के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट/केच्हौले” हुये भी लोकै प्राधिकेरण सूचना तक पहुँच को 
अनुज्ञात कर सकेगा यदि उक्त सूचना के प्रकटन. मूँ लोके हित, संरक्षित हिंतों\के नुकसान से अधिक है। 
{धारा 8(2)} 
कापीराइट (C०४7९) के उल्लंघन की दशा में/सूचना प्रकठीकरणे)नहीं {धारा 9} 
सूचना के अधिकार अधिनियम की धाराः 8क्ष्के. उपबन्धों पेरु/प्रतिकरूले\प्रेभाव डाले विना कोई लोक सूचना 
अधिकारी अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सूचना के किसी: अनुरोश् को) अस्वीकार कर सकेगा, जहा सूचना 
उपलब्ध कराने के ऐसे अनुरोध में राज्य“सेच्ञभिन्न किंसी-ब्यक्ति ,कै अस्तित्वयुकत प्रतिलिप्याधिकर (copyright 
subsisting in a pers0n) का उल्लंघन-सिन्तर्वलित_हीलो हौं 


आंशिक प्रकटीकरण धारा 40) 

यदि छूट के दायरे में आने केले किसीशअभिलेख-ें कुछ ऐसे भाग है जिन पर धारा 8 की उपधारा 4 के 
अन्तर्गत कोई छूट लागू नहीं होली है तो“शाल्े जसी भाग की”सूचना दी जा सकती है और ऐसे भाग को जिसमें 
प्रतिबंधित सूचनाएँ सम्मिलित हैं, उचिल्ल्‌ रैप से विभांजिल्न्नकिया जा सकता है। यदि उक्त स्थिति में दस्तावेज के 
किसी भाग तक पहुँच“की-अचुमति प्राप्तँच्होती हैं तो\लोक सूचना अधिकारी आवेदक को निम्न विवरण उपलब्ध 
कराये जाने के सम्बन्ध | 
आवेदित्‌/^दस्तावेज केश्रतिबन्चित भास को) अलग करने के पश्चात अवशेष शग। 
निर्णयू.के कोरेंण जिसूर्क तहत थ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्‍न पर उस विषय के निर्देश जिन पर ये निर्णय 
आधारित थें। 
निएयि>करने“बालेच्सक्षम प्राधिकारी का नाम व पद | 
आगेणित(शुल्क कै विबरण और शुल्क की वह धनराशि जो आवेदक को जमा करनी है। 
सूचना के झग क्यो प्रकेषट न किये जाने के सम्बन्ध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके 
अधिकार, प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुँच का प्रारूप जिसके अन्तर्गत यथास्थिति 
क्षरा १9 की /उपेधारो-4 के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी की विशिष्टियाँ, समय सीमा, प्रक्रिया और 
कोई अन्य«पहुँचू_ क़ा प्रारूप भी है। 


४३४४ NN 


प्रस्च्व्यक्ति (Third P27) सम्बन्धी सूचना {धारा 44) 

धारा- की उपधारा (3) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी किसी 'पर-व्यक्ति' से सम्बन्धित माँगी गई 
सूचना जिसे 'पर-व्यक्ति' गोपनीय मानता है, अनुरोध प्राप्त होने के पाँच दिन के भीतर ऐसे 'पर-व्यक्ति' को 
अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना देगा कि लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या 
अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए 
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या नहीं, लिखित में या मौखिक कोई विनिश्चय करते समय 'पर-व्यक्ति' के ऐसे आवेदन क्रो ध्यान में रखा 
जायेगा | 

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों के सिवाय लोकहित ,को ध्यान में रखते हुए 
यदि लोकहित की पूर्ति पर-व्यक्ति के हितों के किसी संभावित नुकसान या क्षति से, अधिक महत्वपूर्ण है तो 
प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा। 

लोक सूचना अधिकारी द्वारा 'पर-व्यक्ति' पर किसी सूचना या अभिलेख याश्‍उस॒क्रे किसी )भाग के बारे में 
किसी सूचना की तामील की जा सकती है। वहाँ ऐसे 'पर-व्यक्ति' को ऐसी सूना कौं प्राप्ति्की>तारीख से 40 
दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया^जायेडा धारा 44 (2)} 

यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जब तक अधिनियम की ध्षारा)7 में निर्धारित कार्यविधि पूरी नही 
कर ली जाती, लोक सूचना अधिकारी ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं ,कर* सकता |/इस ओऑशय के निर्देश उत्तर 
प्रदेश शासन के पत्रांक: भाएस0-44 / तैंतालिस-2--40-45 / 2(3) /€7 टीऐेसी०_॥, दिज्ञांक 40 जून, 2040 में भी 
दिये गये हैं । 


अपील प्रक्रिया {धारा 9} 

धारा 49 में उपबंधित प्राविधानों के अनुसार निर्म्नांकिते) दशाओं मे)क्रिसी _ब्यथित व्यक्ति द्वारा अपील की 
जा सकती है। 
अपील के आधार {धारा १9(4)} 
> जहाँ ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समयावधि में/सूच्ना के बारें मेँ(कोई विक्तिश्चय प्राप्त न हुआ हो । 
> जहाँ ऐसे व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी क्रेष्षिनिश्चय खें-असंतुष्ट हों | 
अपील करने की समय सीमा {धारा 49(॥)) 

अपील करने वाला व्यक्ति, सूचना. प्रोप्ति के ,लिएतत्निर्घारित समयसीमा की समाप्ति की तिथि से 30 दिनों 
के अन्दर अथवा लोक सूचना प्राधिकारीचके आदेश रर्छी>प्राप्ति-तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभागीय अपीलीय 
अधिकारी जो कि लोक सूचना अध्चिकारी से ज्येष्ठ स्तरे (9९0६०२००) का है, के समक्ष अपील कर सकता है। 
सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी को यकह्ि>यह विश्वॉस-हो जाता है) कि किन्ही अपरिहार्य कारणों से अपीलकर्ता अपनी 
अपील की याचिका निर्धारित्‌, समग़रज््सीमाभै.ख्रस्तुत्त करने में असमर्थ रहा हो तो वह उक्त समय-सीमा के बाद भी 
अपील को स्वीकार कर सकती है! 
तीसरे पक्ष (Third P2/६४)-क्वारा अपील {धारा 492)) 

लोक सूचनाईअधिकीरी हरा अधिनियम कॅशे,धारा के अन्तर्गत यदि तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना 
अनुरोधकर्ताओं कोदिये जाने ,कै सम्कैन्ध में«निर्णयी दिया गया है तो इस आदेश से प्रभावित तीसरा पक्ष आदेश की 
तिथि से 30 दिनों के5अन्दरविभीगीय अपीलीयेकअधिकारी के यहाँ अपील कर सकता है। 
प्रथम अपील के निस्तारण की स्मय-सीमा {धारा १9(6)} 

अपील का न्िस्तारण/ अपील प्रौत्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिए । अपवाद 
के मामलों-में' अपीलीयेअधिकारी इसके निस्तारण के लिये अधिकतम 45 दिनों का समय ले सकता है। ऐसे 
मामलों में>जिनमेंश्श्पील के “निस्तारण में 30 दिनों से अधिक समय लगे, अपीलीय प्राधिकारी को चाहिए कि वे 
बिलैस्ब के कारणों कॉ लिखित रूपें में अंकित करें। 

यकित्किई अपील्मीय-प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा 
प्रेषित आनेकारी के ,अत्रिरिकत और जानकारी दी जानी अपेक्षित है तो वह या तो लोक सूचना अधिकारी को ऐसी 
सूचन्राच्देनेचहेतु निर्देश देशसकता है या अपीलकर्ता को स्वयं जानकारी प्रेषित कर सकता है। 

यदि लोक सूर्चेना अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित नहीं करता है और 
अपीलीय प्राधिकारी यह महसूस करता है कि उसके आदेश को कार्यान्वित करवाने के लिए उच्चतर प्राधिकारी का 
हस्तक्षेप आवश्यक है तो इसे उस अधिकारी के संज्ञान में लाना चाहिए जो उक्त लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध 
यथोचित कार्यवाही करने में सक्षम हो | 

किसी भी अपील-कार्यवाही में यह सिद्ध करने का दायित्व कि सूचना उपलब्ध न कराया जाना 
औचित्यपूर्ण था, सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी का होगा| {धारा १9(5)} 
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उठप्र०राज्य सूचना आयोग (द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण) के कार्य एवं अपील प्रक्रिया 
सूचना आयोग का मुख्य कार्य सूचना के अनुरोधों के निस्तारण से सम्बन्धित कठिनाइयों एखूं शिकायतों की 
स्वतंत्र रूप से जाँच करना है। 
अपील का आधार {धारो) १9(3)} 
सूचना आयोग के यहाँ निम्नलिखित दो आधारों पर अपील की सकती है- 
> यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा नियत समय में अपील का निस्तारण नहीं< किग्रा जाता. है--अथवा 
> सूचना मांगने वाला व्यक्ति विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट] 
द्वितीय अपील करने की समय सीमा धारा 49(3)) 
धारा 49(0) के अन्तर्गत किसी निर्णय पर द्वितीय अपील, प्रथम आप्वील करे निर्णयेकी प्राप्ति की तिथि से 
90 दिनों के अन्दर की जा सकती है। यदि प्रथम अपील का कोई निर्णये निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त 
नही होता है, तो दूसरी अपील, प्रथम अपील के निर्णय की अपेक्षित अतिथि सॅ अधिकतमै५90 द्वितों के अन्दर की जा 
सकती है। 
सूचना आयोग को यदि यह विश्वास हो जाता है क्रि अपीलकर्ता“किच्हीं”अपश्होर्थू कॉरणों से निर्धारित 
समय सीमा के अन्दर अपील करने में असमर्थ रहता है, ,लोनिर्छारित समयऱसीमा अर्थात 90 दिनों के बाद भी 
द्वितीय अपील स्वीकार कर सकता है। 
तीसरे पक्ष द्वारा द्वितीय स्तर पर अपील धारा १9(4)} 
अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत उल्लिखित तीरिरे पर्ष ,दोसू/भी विभोगेपिय्' अपीलीय अधिकारी के निर्णय 
के विरूद्ध सूचना आयोग में अपील की जा सकत्तीर्हे | ऐसी स्थिति+में सूब्चना[ऑयोग द्वारा तीसरे पक्ष को सुनवाई 
का पूरा अवसर प्रदान किया जायेगा | 
अपील की सुनवाई में यह सिद्ध ,क्रेचे_का दारित कि सूत्रना उझलब्ध न कराया जाना औचित्यपूर्ण था, 
सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी का होमम+ 
उ०प्रण्राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रियो)नियमावली ९2006 
उत्तर प्रदेश शासन के असाधारण गज़ट्‌ संख्या- 4724“तैंतालिस-2--2006-45-2(2)-03(टी०सी ०)-१9 
दिनांक 27 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रख्योषित उठप्रशराज्य सूर्चता आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2006 के मुख्य 
बिन्दु निम्नवत्‌ हैं- 
१ अपील की विषय-वस्त्रु" ओऔश्रोंग में<द़ी-अपील में 'निम्तलिखित सूचना समाविष्ट होगी- 
(क) अपीलार्थी का नार्म कपा; 
(ख) राज्य लोक सूर्चनाए अधिकारी क्ष्जिसके विनिश्चये>के विरूद्ध अपील की गयी है, का नाम व पता; 
(ग) उस आदेश/कै संख्या सहिल्ल्‌ विवेरण^येदि कोई हो, जिसके विरूद्ध अपील की हो; 
(घ) संक्षिप्त त्रथ्य, जिनके ,कीरण अपील (की गुयी; 
(ड़) यदि अपील संमझी(गयी$ नोमंजूरी\केविंरूद्ध प्रस्तुत की गयी हो तो संख्या और दिनांक सहित आवेदन-पत्र 
का विवरण और«उ्सेच्सज्य लोके सूचना अधिकारी, जिसको आवेदन किया था, का नाम व पता; 
(च) प्रार्थत या मागी गयी” राहल; 
(छ) प्रार्थनां या राहेल्ल,,कं आधार; 
(ज)अअपीलार्थी द्वारा सत्यापन) 
झि) कोई_अन्यक्सूचना/^जिसै आयोग अपील के विनिश्चय के लिये आवश्यक समझे | 
«५ अपीलेच्के साथ«संलेश्न॒ किये जाने वाले दस्तावेज- 
(क) आदेशों या दस्तोकेजाँ, जिनके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है, की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ; 
(खि)चउन' दस्तावेजों की प्रतियाँ जिन पर अपीलार्थी निर्भर है और जो अपील में निर्दिष्ट की गयी हैं; 
(ग) अपील में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अनुक्रमणिका | 
१ अपील की विनिश्चय प्रक्रिया- अपील का विनिश्चय करने में आयोग- 
(क) सम्बन्धित या हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर या शपथ-पत्र पर मौखिक या लिखित साक्ष्य की सुनवाई कर 
सकता है; 
(ख) दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतियों का परिशीलन या निरीक्षण कर सकता है; 


वित्त-पथ 2044 25 


(ग) प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अग्रतर ब्यौरों और तथ्यों की जाँच कर सकता है; 

(घ) यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी या ऐसे*ज्यरेष्ठ अधिकारी 
जिसने पहली अपील का विनिश्चय किया हो या ऐसे व्यक्ति जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी हो, की 
सुनवाई कर सकता हो; 

(ड़) तृतीय पक्ष की सुनवाई कर सकता है; 

(च) राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी या ऐसे“ज्येष्ठ अधिकारी-जिसने पहली 
अपील का विनिश्चय किया हो या ऐसे व्यक्ति जिसके विरूद्ध शिकायत कीज्ययी ही, या- तृल्लीके/ पक्ष से शपथ 
पत्रों पर साक्ष्य स्वीकार कर सकता है। 

१ आयोग द्वारा सूचना की तामील- आयोग द्वारा जारी की जाने वाली सूचना ,के तामीले९निम्नलिखित किसी भी 

रीति में की जा सकती है अर्थात- 
(क) पक्ष द्वारा स्वयं तामील कराकर; 
(ख) राज्य / जिला प्रशासन के प्रक्रिया तामीलकर्ता के माध्यम से हस्त किरती) एरिदोत् द्वारा; 
(ग) पावती देय सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा; 
(घ) सम्बन्धित कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष द्वारा | 
° अपीलार्थी या शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति 
> यथास्थिति, अपीलार्थी या शिकायतकर्ता को प्रत्यैक दशा में'सुनवौई के €दिनकु) से कम से कम सात दिन 
पूर्व, सुनवाई के दिनांक के संबंध में सूचित 4किया जाएगा 

> यथास्थिति, अपीलार्थी या शिकायतकर्ता_आयोगे$द्ठारा,अपील थी शिकयेत्त,.की सुनवाई के समय अपने विवेक 
पर स्वयं व्यक्तिगत रुप से या अपने(सम्येक्‌ रुप से प्रोधिकृत़प्रतित्रिधि द्वारा उपस्थित हो सकता है या 
उपस्थित न होने का विकल्प ले सर्क॑त्तच्है। 

> जहाँ आयोग को यह समाधान_हौ जोए ,किं:ऐसी” परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण, यथास्थिति, 
अपीलार्थी या शिकायतकर्ता, को आयोग की-सुनेॅवाई मेँ, उपस्थित होने में रुकावट उत्पन्न हो रही है तो 
आयोग, यथास्थिति, अपीलार्थी यो शिक्राय्रैतकर्ता को ओर्तिम विनिश्चय लेने के पूर्व सुनवाई का एक और 
अवसर प्रदान कर सकतौछ्लैतय़ा कोई औरे5उचित कोर्यदाही, जैसा वह ठीक समझे, कर सकता है। 

> यथास्थिति, अपीलार्थीच्च्या शिकायब्कर्तो>अपील्‌- की प्रक्रिया में अपना बिन्दु प्रस्तुत करते समय किसी व्यक्ति 
की सहायता ले केता, है और सका प्रतिनिधित्वे करने वाले व्यक्ति का विधि-व्यवसायी होना आवश्यक 
नहीं है। 

० आयोग का आदैश_5आयोम_ कोकआदेश«खुली) कार्यवाही में सुनाया जाएगा और वह लिखित रुप में होगा जो 

रजिस्ट्रार या आयौग द्वारा इसेप्रयोज़न के रेलिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्यक्‌ रुप से अश्प्रिमाणित 
होगा | 


सूचना_आयोगे>को निर्णयक सम्ब्रन्धे)में प्राप्त अधिकार {धारा 49(8)) 
निर्णय क्रते समेय सूर्दना आयोग को अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
अधिकार प्राप्त हैं- 
(अ) च्रह लोक; प्राधिकरण (P४० A१०7) को अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के 
सम्बन्ध मे ज्निम्न कार्यबाही हेतु आदेशित कर सकता है- 
() सूचना माग्ने वले को किसी विशेष प्रारूप पर प्रार्थित सूचना उपलब्ध करायी जाये। 
() अदि लोक प्रौष्रधिंकरण द्वारा, कोई लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं है तो उसे नियुक्त किया जाये। 
(४) कुछ सूचनाओं या सूचनाओं के वर्गीकरण को प्रकाशित किया जाये। 
४) अभिलेखों के रख-रखाव, प्रबन्धन और उनको नष्ट करने की पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन किया जाये। 
(५) लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित जानकारी 
बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। 
(॥।) अधिनियम की धारा 4(3) (बी) के अन्तर्गत स्वैच्छिक घोषणाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में वार्षिक-रिपोर्ट 
उपलब्ध करायी जाये। 
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(ब) शिकायतकर्ता को होने वाली हानि क्षति की पूर्ति किये जाने हेतु लोक प्राधिकरण को निर्देशु^दे सकता है। 
(स) अधिनियम में प्राविधानित किसी दण्ड को अधिरोपित कर सकता है। 
(द) अपील के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। 
सूचना आयोग द्वारा अपने निर्णय के सम्बन्ध में नोटिस दिया जाना {धारो) 9(9)} 

सूचना आयोग अपने निर्णय के साथ-साथ, यदि अपील का कोई अधिकार हतती उक्त सम्बन्ध में 
शिकायतकर्ता तथा लोक प्राधिकारी को नोटिस देगा। 

सूचना आयोग स्वतंत्र रूप से सूचना प्राप्ति से सम्बन्धित शिकायतों की. सुनाई क़रत्ता है|] इसके लिए 
सूचना आयोग को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो किसी सिविल न्यायालय के ,षास 'ीतें हैं । 

सूचना आयोग को किसी भी लोक प्राधिकरण से या उसके विर्चाराधीत्ञे प्रकरणिश्सी सम्बन्धित किसी भी 
अभिलेख को प्राप्त कर उसका निरीक्षण करने का अधिकार है। 

लोक सूचना अधिकारी या विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों के देशों कै विरूद्ध द्वितीय अपील के 
अतिरिक्त सूचना आयोग में अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत सूचनोछ्राप्त /करेने। में होत्रे\कल्ली कठिनाइयों की 
शिकायत भी की जा सकती है। 

सूचना आयोग को अधिनियम की धारा 20 के अन्तुर्गेलु, अर्थड्म्ङत्त्तेथा अनुशासनोंत्मक कार्यवाही की 
अनुशंसा का अधिकार है। 

यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उचित कारण दियै बिना/किसीी नागरिक(को उसके सूचना अनुरोध पत्र 
को प्राप्त करने से मना किया हो या अनुरोध के ,प्राप्त कोने के उषेशुन्त निर्धास्त समय सीमा के अन्दर सूचना 
उपलब्ध नही करायी हो या सूचना देने से मन[“कर दिया हों ये अपूर्ण .क्तभ्रामक सूचना उपलब्ध कराई हो तो 
ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी दण्ड क्रासागीदार ह्ले-सेक्र्ता है। निर्धारित तिथि के बाद सूचना देने में हुए 
विलम्ब के लिए अर्थदण्ड 250 प्रतिदिन ,कीच्दर/से निर्धारित है जिसिकौ=अधिकतम सीमा 25,000 है। साथ ही 
विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की/अनुशेसा भी क्री, जो$सकती 'है | 


सूचना आयोग के कर्तव्य / शक्तियाँ - {धारा 48()) 

केन्द्रीय / राज्य सूचना आयोग केछ/यह_कर्तव्स=्है क्रि. वहे)अग्रलिखित व्यक्तियों से शिकायत प्राप्त होने पर 

उनकी जाँच करे- 

ग जो केन्द्रीय/राज्य लकु” सूचत्ञा$अधिकीरी की-इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्ति नहीं होने से अनुरोध 
प्रस्तुत करने मेंअंसमर्थ रहा योहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या 
अपील के लिये लौरक सूर्धता अधिकाशी-ऑथूवा विभागीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य सूचना आयोग को 
उसका अदिदन नहीं प्रेषित क्रिया हैः 

ग जिसे_इस ओधिनियभ्‌ ,क॑ अंधीन/ अनुरोध की गई किसी जानकारी तक पहुँच के लिए इन्कार कर दिया 
गय़ा हो; 

ग जिसैश्ड्स अधिचषियमर” के अध्षीन \विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अन्दर सूचना के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं 
दिया गया-है; 

० जिससे ऐसेशशुल्क की रोशि में भुगतान की अपेक्षा की गयी है, जो वह अनुचित समझता है; 

ब, जो. यैह विश्‍वास करेतोऽहै कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रामक या मिथ्या सूचना दी गयी है; 

ग जी इसे>अधिनियेम्‌ कै अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुँच प्राप्त करने से सम्बन्धित 

किसी अन्य विर्षय के सम्बन्ध में असन्तुष्ट हो; 

० जिसे माँगी गेई/ सूचना देने से इन्कार कर दिया है; 

*- जिसे निर्धारित समयावधि में सूचना तक पहुँचने के लिए अनुरोध का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है; 

४ अभिलेखों के लिये अनुरोध करने या उन तक पहुँच करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में | 

जहाँ यथास्थिति केन्द्रीय / राज्य सूचना आयोग को यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जाँच करने के 

लिए युक्तियुक्त आधार है वहाँ उसके सम्बन्ध में जाँच आरम्भ कर सकेगा । {धारा १8(2)} 


सूचना आयोग की शक्तियाँ :- सूचना आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 4908 की शक्ति प्राप्त है यथा- 
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ई किसी व्यक्ति को सम्मन करना (७००००९), उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा #शपथ पर उसके 
मौखिक या लिखित साक्ष्य लेना | ध 
ई किसी व्यक्ति को दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए विवश करना। 
4 दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना। 
ई शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना। 
ई किसी न्यायालय या कार्यालय में कोई लोक अभिलेख या उनकी प्रति मंगानी) 
- साक्षियों की परीक्षा के लिये सम्मन जारी करना। 
कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये। | {धारा 48(8)]) 
यथास्थिति संसद में या राज्य विधान मण्डल के किसी अन्य अधिसतियम/ के अन्तर्विष्ट्र किसी असंगत बात 
के होते हुए भी, यथास्थिति केन्द्रीय /राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अक्षीन किसी शिकायत की जाँच 
करने के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जिसे यहे अधित्तियमे»लागू”होता है, जो लोक 
प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को रोक नहीं जाग्रैगा | धारा 48(4)) 
सूचना आयोग द्वारा दण्ड आरोपण तथा अनुशासनात्मक कार्यवाहीं<- {धारो 200)) 
किसी शिकायत या अपील पर सुनवाई के समय (दि ) सूचना आयोग़र कीइस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि 
किसी लोक सूचना अधिकारी द्वारा उचित कारण के बरिझा>किसी व्यूक्तिष्के सूचना&क अनुरोध के सम्बन्ध में- 
बिना युक्तियुक्त कारण से कोई आवेदन लेने से इन्कार /कियोच़्या है; 
निर्धारित समयावधि में कोई सूचना नहींश्रक्ष्ञ की गई हैः 
असद्भावनापूर्वक किसी सूचना के अर्नुरोधे\ से इन्कारतकर दिया«गयोतहैः 
जानबूझ कर गलत, भ्रामक या अपूर्णच्सूचना दीगेई- हो; 
वांछित सूचना को नष्ट कर दियाःगयो है 
सूचना देने में किसी प्रकार का व्यवधान डाला गया(है। तब ऐसी दशा मे लोक सूचना अधिकारी पर 
सूचना देने में विलम्ब की अछि या ज़ब)तक/उचितस्ूचेना पूर्ण रूप में नहीं दी जाती तब तक की अवधि 
के लिये आयोग ₹2505अ्ति_दिन की, देर से आर्थिक दण्ड अधिरोपित कर सकता है लेकिन ऐसी शास्ति 
₹25,000 से अधिक<ल्‌हींहो सकेगी) 
> दण्ड आरोपित करने से पूर्व सूद्ना-आयोग, \लोके सूचना अधिकारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये 
उचित अवसूर्‌ प्रदी. करेग़ा। 
> यदि सिद्ध्‌/करेचष,का भार सेस्बन्धित्‌/लोके) सूँचना अधिकारी का होगा कि उसने अपने दायित्व का निर्वहन 
समुचित रूषे<में और तत्षेरुता से /कियो< है| 


की NV i VN NV 


राज्य सूचना आयीगे द्वारा पारितें दण्ड\की=धनराशि को राजकोष में जमा करने हेतु लेखाशीर्षक :- 

शासनादेश संख्य=228 /तैत्तालिस-2009-5/2(3) / 07, दिनांक 20 फरवरी, 2009 के अनुसार राज्य 
सूचना आयोंग द्वाराच्पारिले दण्ड कीच््चनराशि को निम्न लेखाशीर्षक में जमा किया जाना है- 

“0070-अन्थ्‌, प्रशासनिक. सेवायें-60-अन्य सेवायें-800-अन्य प्रप्तियाँ--सूचना का अधिकार 
अधित्ञियम_2005 के अन्तर्गते भ्राप्तियाँ” 


अनुशासनात्मक कार्यबाही- {धारा 20(2)} 

किसी शिकीर्‍यतेच््या अपील की सुनवाई के समय यदि सूचना आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि लोक 
सूचा अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के सूचना के अनुरोधों को स्वीकार करने में लगातार आनाकानी की 
है या, अनुरोधकर्ताओं को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करायी है या द्वेषवश सूचना के अनुरोध का अस्वीकार कर 
क्या गया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना दी है या माँगी गई सूचना को नष्ट किया है या 
किसी भी तरह सूचना के दिये जाने के कार्य में व्यवधान डाला है तो सूचना आयोग ऐसे अधिकारी के विरूद्ध 
सेवा-नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति करेगा। 


अधिनियम के अन्य मुख्य प्राविधान 
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सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण {धारा 24) 

अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति सद्भावनापूर्वक कोई कार्य करें तो ऐसे व्यक्ति के 
विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोक सूचना 
अधिकारियों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं भयरहित कार्य करने का अवसर प्रदान करना«है। लैकिंन इस धारा का 
लाभ केवल तभी प्राप्त किया जा सकेगा जब कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया हो। 
अधिनियम का अध्यारोही (0४९४षidn) प्रभाव {धारा 22} 

शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 4923 (0ffic।a] Sere ७०, 4923) या अर क्रिसी्ष्कोनून या किसी 
कानून द्वारा प्रभावी किसी प्रलेख (्रह्नमाणाथ$) में किसी असंगत बात ,के होते हुए “भी सूद़्ना के अधिकार 
अधिनियम 2005 के प्राविधान प्रभावी होंगे तथा इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगी४ 
न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर {धारा 23} 

कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन पारित किये गये किसी आदेश क सम्बन्ध में कोई वाद, आवेदन 
या अन्य कार्यवाही स्वीकार नहीं करेगा | 
अधिनियम के प्राविधानों का अभिसूचना तथा सुरक्षा संगठनों पर-ल्ागू न होना धारा 24(4)} 

यह अधिनियम ऐसे अभिसूचना और सुरक्षा संगठनों -पर्‌ लुगू नहींत्होगारेजो समुचित सरकार द्वारा स्थापित 
ऐसे संगठन हैं, जो समय-समय पर सरकार द्वारा रार्जूपत्र में अधिसूचने& द्वाराविनिर्दिष्ट किये जायें। परन्तु 
भ्रष्टाचार के आरोपों तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित सूचना इस*्योरा, के अन्तर्गत अपवर्जित नहीं 
की जायेगी । यदि माँगी गयी सूचना मानव अधिकारों के उेल्लंघूनों सेस््रम्बन्धित\हैतॉ सूचना आयोग के अनुमोदन 
के पश्चात्‌ ही उक्त सूचना दी जायेगी और ऐसी/कूच्ना अनुरोध रप्ति के ,4विशों के भीतर दी जा सकेगी। 

भारत सरकार द्वारा सरकारी कार्यो मेँ पारेद्रर्शिता_बढाने के एवंशज़वाबेदेही बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना का 
अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया गयी इस अधिसियॅमऱद्वारा भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने 
का अधिकार प्रदान किया गया है। हस अधिनिरय्‌2के,क्रियान्विते=हॉने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तथा 
जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी पदाधिकारियों की 'जबाब्ेद्वैही बढ़ेगी और भारत का प्रशासनिक तंत्र मजबूत होगा| 
कार्यालयों में कार्यों के सम्पादन तिथा ,मापदएडौ) के/अनुरूर्षकोर्य नहीं होने पर भी सूचना का अधिकार अंकुश 
बनेगा । अन्त में यह कहा जा सकवा, है कि सूचेंचषा प्रजातंत्रेच्के/लिए अत्यावश्यक है और इसकी प्राप्ति “सूचना का 
अधिकार अधिनियम, 2005"“के प्रभावी क्रियान्वयने से_सम्भव है। 
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Disclaimer :— 

यह लेख उठप्र० सरकार के कॉर्मिकों(के मात्र मार्गदर्शन हेतु है। नियमों / व्यवस्थाओं / प्रक्रियाओं आदि की विस्तृत जानकारी 
हेतु सन्दर्भित सूचना तका अधिकार अंधिनियभ-2005 के साथ-साथ विभिन्न शासनादेशों/ स्पष्टीकरणों/ निर्णयों आदि का अध्ययन 
आवश्यक है यह भी स्पष्ट \किय/जाता-है, कि\उक्त लेख के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति किसी पाठक को होती है 
तो उसके-लिये लेखक, संस्थान, सम्पार्दैक/मण्डल अथवा प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे। 


राज्य न च राजासीत्‌, न दण्डा न च दाण्डिकः। 
RR स्वयमेव प्रजा: सर्वा, रक्षन्ति स्म परस्परम्‌॥ 
राज्य था और न राजा था, न दण्ड था और न दण्ड देने वाला। स्वयं सारी 
FE प्रजा ही एक दूसरे की रक्षा करती थी।) 


वित्त-पथ 2044 29 


